भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1566 
जिसका उत्‍तर 24 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है ।
*****
नमामि गंगे परियोजना के लिए निधि  आवंटन
1566. श्री नीरज शेखर: 
श्री रवि प्रकाश वर्मा: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
आज की तिथि तक नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत आबंटित व जारी की गयी धनराशि और उसके उपयोग का राज्यवार ब्यौरा क्या है; 
(ख) 
2018-19 के दौरान 20 दिसम्बर, 2018 तक आवंटित, जारी की गयी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; 
(ग) 
गंगा की स्वच्छता पर खर्च धनराशि का ब्यौरा क्या है; और 
(घ) 
नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत अधिष्‍ठापित अपशिष्ट शोधन संयंत्रों और कार्यरत संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (डॉ सत्य पाल सिंह)
(क) और (ख): भारत सरकार ने राष्‍ट्रीय नदी गंगा और इसकी सहायक नदियों के प्रभावी प्रदूषण निवारण, संरक्षण और उनके पुनरूद्धार के दोहरे उद्देश्‍यों को प्राप्‍त करने के लिए वर्ष 2014-15 से 31 दिसम्‍बर, 2020 तक की अवधि के लिए 20,000 करोड़ रूपए के कुल बजटीय परिव्‍यय सहित जून, 2014 से नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राज्‍य-वार बजटीय आवंटन की कोई प्रणाली नहीं है और यह राज्‍य में परियोजनाओं के लिए आवश्‍यकता पर आधारित है। 
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा इसकी शुरुआत के बाद से अर्थात वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2018-19 (14 दिसम्बर 2018 तक) राज्यों को जारी निधि का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है-
	क्र.सं.
	राज्य
	(करोड़ रुपए में)

	
	
	2011-12
	2012-13
	2013-14
	2014-15
	2015-16
	2016-17
	2017-18
	2018-19*

	01
	उत्तराखंड
	----
	12.85
	17.05
	4.26
	30.26
	30.66
	197.68
	195.29

	02
	उत्तर प्रदेश
	53.44
	109.10
	92.30
	74.58
	147.58
	587.17
	483.83
	617.5

	03
	बिहार
	----
	0.60
	91.14
	----
	120.23
	82.03
	356.27
	262.22

	04
	झारखंड
	----
	0.50
	6.26
	0.97
	27.83
	46.18
	7.57
	53.44

	05
	पश्चिम बंगाल
	----
	0.60
	48.91
	73.85
	185.79
	114.25
	244.01
	167.30

	06
	हरि‍याणा
	----
	----
	----
	-----
	30.00
	52.73
	6.88
	---

	07
	दिल्ली
	----
	----
	----
	-----
	4.96
	2.17
	81.57
	190.69


(*14 दिसंबर, 2018 तक)
(ग): नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत वित्‍तीय वर्ष अर्थात 2011-12 से 2018-19 (30 नवम्‍बर, 2018 तक) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी कुल 6819.27 करोड़ रूपये में से राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ गंगा मिशन द्वारा 5448.99 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है।
(घ):
नमामि गंगे कार्यक्रम एक अमब्रेला कार्यक्रम है, जिसमें नगरनिगम सीवेज का शोधन, औद्योगिक बहि:स्राव का शोधन, नदी सतह की सफाई, ग्रामीण स्‍वच्‍छता, नदी तट विकास, घाट व शवदाहगृहों का निर्माण, वनरोपण और जैव विविधता संरक्षण, सार्वजनिक पहुंच कार्यक्रम आदि सहित विभिन्‍न समन्वित कार्यक्रमों के माध्‍यमों से चलाया जा रहा है । नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के उद्देश्‍य सहित नमामि गंगे अथवा अन्‍य स्‍कीमों के तहत स्‍वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन की निगरानी के लिए राज्‍य सरकार के साथ निरंतर समन्‍वय किया जाता है ।
नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 19742 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर अब तक 131 सीवेज परियोजनाओं को स्‍वीकृति दी गई है । इन परियोजनाओं के माध्‍यम से 887 एमएलडी की पुनर्स्‍थापन सहित 3075.56 एमएलडी की नई एसटीपी क्षमता सृजित की जाएगी । इनमें से अब तक 20 नई एसटीपी प्रचालित की जा चुकी है, जिनकी कुल क्षमता 468.19 एमएलडी है और 92 एमएलडी की कुल क्षमता सहित 3 एसटीपी का पुनर्स्‍थापन किया जा चुका है । राज्‍यवार विवरण अनुलग्‍नक-। में दिया गया है । 
पूर्ववर्ती स्‍कीमों जैसे गंगा कार्य योजना (जीएपी-।), जीएपी-।।, राष्‍ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी), राष्‍ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) और नमामि गंगे आदि के तहत सृजित 84 पुराने एसटीपी का निष्‍पादन आकलन करने हेतु एनएमसीजी द्वारा एक अध्‍ययन भी शुरू किया गया है । इस अध्‍ययन के परिणाम यह दर्शाते हैं कि इन 84 एसटीपी में से – 
(i) 733 एमएलडी की शोधन क्षमता सहित 39 एसटीपी अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं ।
(ii) 31 (270 एमएलडी) खराब पाए गए हैं और 
(iii) 14 (581 एमएलडी) को प्रचालनात्‍मक अवस्था में पाया गया है लेकिन वे गैर-अनुपालक है तथा उनका क्षमता से कम उपयोग किया जा रहा है ।
इन एसटीपी को प्रचालनात्‍मक अवस्था में लाने के क्रम में भारत सरकार ने निम्‍नलिखित कदम उठाए है:-
(i)  12 एसटीपी (91 एमएलडी) के लिए अपग्रेडेशन और दीर्घावधि प्रचालन और अनुरक्षण को मंजूरी दी गई है ।
(ii) 8 एसटीपी (530 एमएलडी) को वन सिटी वन ऑपरेटर के तहत एकीकृत किया गया है ।
(iii) 23 एसटीपी के अपग्रेडेशन हेतु निविदा प्रक्रिया चल रही है ।
(iv) 2 एसटीपी को हटा (डिस्कार्डे) दिया गया है और नई एसटीपी का प्रस्‍ताव दिया गया है ।
******
अनुलग्नक-I

ब्यौरा निम्नलिखित हैः-
	क्र.सं.
	राज्य/एसटीपी का नाम
	सृजित नई क्षमता (एमएलडी)
	पुनर्स्‍थापन के माध्यम से सृजित क्षमता (एमएलडी)

	
	उत्तराखंड
	23.96
	

	1
	गंगोत्री
	1
	

	2
	देवप्रयाग
	1.4
	

	3
	तपोवन 
	3.5
	

	4
	हरिद्वार
	18
	

	5
	कीर्तीनगर
	0.06
	

	
	उत्तर प्रदेश
	343
	

	6
	नुमईयादाही-इलाहाबाद
	50
	

	7
	कोदरा-इलाहाबाद
	25
	

	8
	पोनघाट-इलाहाबाद
	10
	

	9
	नैनी-इलाहाबाद
	20
	

	10
	सलौरी (इलाहाबाद)
	14
	

	11
	दीनापुर (वाराणसी)
	140
	

	12
	गढ़मुक्तेश्वर
	9
	

	13
	मुरादाबाद
	58
	

	14
	कन्नौज 
	13
	

	15
	नरौरा
	4
	

	
	पश्चिम बंगाल
	43.23
	

	16
	गयेशपुर
	8.23
	

	17
	कल्याणी
	4
	17

	18
	भातपारा
	31
	

	
	हरियाणा
	70
	75

	19
	पानीपत-हरियाणा
	45
	45

	20
	सोनीपत-हरियाणा
	25
	30

	
	कुल
	468.19
	92


******
